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ब्रिटेन सरकार से सहायता
1298.
डा. के. पी. रामालिंगमः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या ब्रिटेन सरकार ने भारत की महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को पूरा करने में इसकी मदद करने की पेशकश की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) 
क्या हाल ही में दिल्ली में ब्रिटिश अधिकारियों के साथ कोई वार्ता हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री

[जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त)]
(क)
पारस्परिक हितों और लाभों के आधार पर भारत और यू.के. अनेक क्षेत्रों में सहयोग करते हैं जिससे दोनों देशों में वृद्धि और विकास में योगदान मिलता है। 
(ख)
मंत्री स्तरीय भारत-यूके आर्थिक वित्तीय वार्ता का सातवां दौर 8 जुलाई, 2014 को को नई दिल्ली में हुआ था। यू के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री जॉर्ज ओसबोम, राजकोष, यू के के चांसलर ने तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने किया। आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान बातचीत "बृहत आर्थिक मुद्दों", "अवसंरचना वित्तपोषण" वित्तीय सेवाएं एवं विनियमन तथा व्यापार एवं निवेश संबंधों पर केंद्रित थी। 
आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान "अवसंरचना और सार्वजनिक निजी-भागीदारी (पी.पी.पी.) में सहयोग" बढ़ाने पर दोनों मंत्रियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अवसंरचना में अधिक संस्थागत निवेश को प्रोत्साहित करने के तरीकों का पता लगाने हेतु मिलकर कार्य करने के लिए भी सहमत हुए जिनमें भारतीय अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता हेतु यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस (यूकेईएफ) से एक बिलियन पाउंड की ऋण-श्रृंखला भी शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संपर्क प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से सरकारों तथा वित्तीय सेवा उद्योग के सहयोग से यूके इंडिया फाइनेन्शियल पार्टनरशिप (यूआईएफपी) की स्थापना का निर्णय भी लिया गया। यूआईएफपी को 10 अक्तूबर, 2014 को आरंभ कर दिया गया है। 
*****

